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राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 2179    
बुधवार 25 अप्रैल, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए
अमोनियम नाइट्रेट का दुरुपयोग किया जाना 
अ.ता.प्र.सं. : 2179 : 
श्री ए इलावरासनः  
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) 
क्या सरकार ने उर्वरक के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले एक रसायन अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने का निर्णय किया है;

(ख) 
क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में इस रसायन का अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा पूरे देश में विस्फोट करने के प्रयोजन से दुरुपयोग भी किया गया है; और
(ग) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हमारे देश में रसायन के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)
(क):
जी, हां। मसौदा अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2011 दिनांक 16/09/2011 की भारत सरकार अधिसूचना संख्‍या सा.का.नि. 694 (अ) के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अंशधारकों से चर्चा के पश्‍चात, अंतिम रूप से तैयार अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2012 विधि मंत्रालय को पुनरीक्षण हेतु भेज दी गई है।
(ख) और (ग): 
जी, हां। आतंकवादी/बम विस्‍फोट के विभिन्‍न मामलों में, जैसे कि पुणे का जर्मन बेकरी बम विस्‍फोट तथा दिल्‍ली में जामा मस्जि़द के निकट बम विस्‍फोट के मामलों में, यह पाया गया कि इमप्रोवाइज्‍ड एक्‍सप्‍लोसिव चार्ज (तत्‍काल विस्‍फोट आवेश) के एक घटक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट का इस्‍तेमाल किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग दिनांक 13/07/2011 को मुम्‍बई की सीरियल बॉम ब्‍लास्‍ट घटनाओं में किया गया था। भारत में भारत सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) 1985 के तहत एक उर्वरक के रूप में अमोनियम नाइट्रेट की अनुमति नहीं है। अत: देश में इसे एक उर्वरक के रूप में बेचने की अनुमति नहीं है। सरकार ने विस्‍फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 17 के तहत अमोनियम नाइट्रेट को एक ‘विस्‍फोटक’ के रूप में भी घोषित किया है तथा अमोनियम नाइट्रेट नियमावली, 2011 का मसौदा तैयार किया है, जिसका उद्देश्‍य इसके विनिर्माण, आयात, परिवहन, उपयोग, बिक्री, कब्‍जा, आदि को कानून के दायरे में लाना है। इसके फलस्‍वरूप अमोनियम नाइट्रेट के दुरूपयोग को रोकने तथा इसका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु एक विनियामक प्रक्रिया भी उपलब्‍ध होगी, ताकि जनता को दुर्घटनावश होने वाले विस्‍फोटों के खतरों से बचाया जा सके।
********
